भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 43
17.07.2017 को उत्‍तर के लिए 
मणिपुर में वनों की कटाई
43. 
श्री के. भावानंद सिंह:


क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)
क्‍या मणिपुर की पहाडि़यों पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण पर 
बहुत प्रभाव पड़ रहा है;

(ख)
क्‍या इस घटना के परिणामस्‍वरूप राज्‍य में बार-बार भू-स्‍खलन हो रहे हैं और हाल ही में 
बहुत बड़ा भूकंप आया है; 

(ग)
इसके प्रभाव को समाप्‍त करने के लिए क्‍या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है; और 

(घ)
विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण में सुधार हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है और राज्‍य में इस उद्देश्‍य के लिए आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

उत्‍तर 
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री 
(डॉ. हर्षवर्धन)
(क) 
मणिपुर सरकार से प्राप्‍त सूचना के अनुसार, मणिपुर की पहाडि़यों पर बड़े पैमाने पर वनों की    
कटाई नहीं हो रही है। हालांकि, झूम/शिफ्टिंग कृषि की परंपरागत पद्धति के कारण कुछ क्षेत्रों में वनों 
में कमी आई है। भारतीय वनस्‍पति सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति 
रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2015 के अनुसार वर्ष 2013 के विगत आकलन की तुलना में वनावरण में 
4 वर्ग कि.मी. की दर से वृद्धि हुई है।
(ख)
जी, नहीं। इस राज्‍य में भूकम्‍पों की संभावना बनी रहती है क्‍योंकि यह भूकंपी जोन V के भीतर पड़ता है। इसके अतिरिक्‍त, यह राज्‍य हिमालय की छोटी-छोटी पहाडि़यों से घिरा होने के कारण यहां वर्षा ऋतु के दौरान भूस्‍खलन की घटनाओं की सूचना प्राय: मिलती रहती है। इस क्षेत्र की अव्‍यस्थित और नाजुक भौगोलिक संरचनाओं पर वर्षा के अनवरत प्रभाव के कारण प्राय: भूस्‍खलन होता रहता है। 
(ग)
भूस्‍खलन की घटनाओं में कमी लाने और मृदा का ठोसपन बनाए रखने के लिए मणिपुर वन विभाग भारत सरकार की विभिन्‍न स्‍कीमों जैसे राष्‍ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन इत्‍यादि और मणिपुर सरकार की विभिन्‍न स्‍कीमों के ज़रिए भूदृश्‍य आधारित वनीकरण, मृदा नमी संरक्षण, आवाह क्षेत्र उपचार, झूमिया पुनर्वास इत्‍यादि जैसे विभिन्‍न उपाय करता है। 
(घ)
मणिपुर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्‍य योजना और भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30.06.2017 तक) के दौरान मणिपुर सरकार द्वारा आवंटित और व्‍यय की गई धनराशि का ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है। मणिपुर राज्‍य के लिए हरित भारत मिशन की केंद्रीय प्रयोजित स्‍कीम के अंतर्गत अगले तीन वर्षों के दौरान व्‍यय करने के लिए प्रस्‍तावित धनराशि का ब्‍यौरा भी अनुबंध में दिया गया है।   


*****
अनुबंध
‘मणिपुर में वनों की कटाई’ के संबंध में दिनांक 17.07.2017 को उत्‍तर के लिए श्री के. भावानंद सिंह द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 43 के भाग (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध। 
(करोड़ रूपये में)
	क्रम सं.
	वर्ष 
	राज्‍य योजना के अंतर्गत व्‍यय
	केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम के अंतर्गत व्‍यय
	कुल 

	1.
	2014-15
	8.47  
	65.65 (तेरहवें वित्‍त आयोग के अंतर्गत आवंटन)
	74.12

	2.
	2015-16
	13.32
	23.98
	37.30

	3.
	2016-17
	13.76
	17.37
	31.13


मणिपुर राज्‍य के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के दौरान हरित भारत मिशन के तहत प्रस्‍तावित राशि: 
(करोड़ रूपये में)
	क्रम सं.
	वर्ष
	हरित भारत मिशन के अंतर्गत प्रस्‍तावित व्‍यय

	1.
	2017-18
	40.32

	2.
	2018-19
	36.16

	3.
	2019-20
	21.71


*****
